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राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की गति को बढ़ाया जाना
3934. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः
श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के चल रहे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्यों की गति को बढ़ाने की आवश्यकता को समझा है;

(घ) कौन-कौन से राजमार्ग हैं जहां राष्ट्रीय राजमार्गों के काम पिछड़ रहे हैं, इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या खासतौर से आंध्र प्रदेश में भूमि प्रापण और पर्यावरणीय स्वीकृति के चलते राजमार्गों के काम में विलम्ब हो रहा है; और
(च) सरकार द्वारा कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए इनकी गति को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (ग):  जी, हां। देश में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 44,108 किमी लंबाई वाली 4,32,538 करोड़ रु. की धनराशि की 1470 परियोजनाएं चल रही हैं। 
(घ) से (च):
  आंध्र प्रदेश राज्‍य सहित विलंबित परियोजनाओं का राज्‍यवार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-। पर दिया गया है। ये परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, जन उपयोगी सुविधाओं के अंतरण, मिट्टी/गिट्टी की अनुपलब्धता, ठेकेदार का अल्प निष्पादन, पर्यावरण/वन/वन्‍यजीव स्‍वीकृति, रेवले के साथ आरओबी और आरयूबी मुद्दे, अतिरिक्त सुविधाओं के लिए जन आंदोलन आदि, समस्‍याओं की वजह से विलंबित हो रही हैं। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा तत्‍पश्‍चात उनका रख-रखाव सुनिश्‍चित करने के लिए परियोजना विकासकों, राज्‍य सरकारों तथा ठेकेदारों के साथ नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं। परियोजनाओं के निर्माण कार्य को बाधा मुक्‍त करने के लिए मंत्रालय/एनएचएआइ द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों, रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के साथ मुख्‍यालय में नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण तेजी से पूरा करने के लिए विभिन्‍न कदम उठाए गये हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण व पर्यावरण अनापत्‍तियों को सरल बनाना, इक्‍विटी निवेशकों के लिए बहिर्गमन, प्रीमियम का पुनर्निर्धारण, अन्‍य मंत्रालयों के साथ घनिष्‍ठ समन्‍वयन, विवाद समाधान तंत्र का नवीकरण, विभिन्‍न स्‍तरों पर बार-बार पुनरीक्षण इत्‍यादि शामिल है। 
अनुलग्‍नक-I
‘‘राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की गति को बढ़ाया जाना’’ के संबंध में श्री धर्मपुरी श्रीनिवास और श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश द्वारा 02.04.2018 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 3934 के भाग (घ) से (च) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक 
राष्‍ट्रीय राजमार्गों की विलंबित परियोजनाओं का ब्‍यौरा
	क्र. सं.
	राज्‍य
	विलंबित परियोजनाएं

	
	
	

	1
	आंध्र प्रदेश
	2

	2
	असम
	14

	3
	बिहार
	7

	4
	छत्तीसगढ़
	5

	5
	गोवा
	1

	6
	गुजरात
	6

	7
	हरियाणा
	3

	8
	हिमाचल प्रदेश
	9

	9
	जम्मू और कश्मीर
	5

	10
	झारखंड
	9

	11
	केरल
	4

	12
	मध्य प्रदेश
	12

	13
	महाराष्ट्र
	1

	14
	मणिपुर
	1

	15
	मेघालय
	4

	16
	मिजोरम
	1

	17
	नगालैंड
	2

	18
	ओडिशा
	8

	19
	पंजाब
	1

	20
	राजस्थान
	15

	21
	तमिलनाडु
	9

	22
	तेलंगाना
	3

	23
	उत्तर प्रदेश
	9

	24
	उत्तराखंड
	17

	25
	पश्चिम बंगाल
	7

	26
	एलडब्‍ल्‍यूई
	41

	27
	एसएआरडीपी-एनई (पीडब्‍ल्‍यूडी)
	14

	28
	एनएचडीपी-IV ए
	26

	29
	एनएचआइआइपी
	4

	30
	एनएचएआइ*
	103

	
	कुल
	343


*इसमें आंध्र प्रदेश के 2 कार्य भी सम्‍मिलित हैं।
*****
